
सहकारिता मंत्रालय

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज नई
दिल्ली में नेशनल फे डरेशन ऑफ कोऑपरे टिव शुगर

फै क्ट्री ज लिमिटेड (NFCSF) के  ‘चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं
राष्ट्री य दक्षता पुरस्कार 2022-23’ समारोह में मुख्य अतिथि

के  तौर पर शामिल हुए

मोदी सरकार ने सहकारिता के  माध्यम से आर्थिक विकास के  साथ-साथ
ग्रामीण सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है

किसान की समृद्धि ही मोदी सरकार का लक्ष्य है

चीनी उत्पादन का सारा मुनाफा किसान के  बैंक अकाउंट में पहुंचे, यह
हमारा लक्ष्य होना चाहिए

दो साल में देश की सभी सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल उत्पादन करने वाली
हो

 चीनी उद्योग से इथेनॉल की प्राप्ति 38 करोड़ लीटर थी, जो आज 370
करोड़ लीटर हो गई है

पिछले 10 साल में मोदी जी के  नेतृत्व में देश ने चीनी उत्पादन सहित हर क्षेत्र
में बहुत प्रगति की है

मोदी सरकार के  इथेनॉल-ब्लेंडिंग के  एक नीतिगत निर्णय से पेट्रो ल का
आयात बिल कम हुआ, पर्यावरण सुधरा, किसान लाभान्वित हुए और चीनी

मिलों का मुनाफा बढ़ा

मोदी जी ने 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को
हम 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे
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के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज नई दिल्ली में NFCSF के  ‘चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्री य
दक्षता पुरस्कार 2022-23’ समारोह में मुख्य अतिथि के  तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने
सहकारिता के  आठ क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्री य दक्षता पुरस्कार प्रदान किए।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि बहुत पुराने समय से हमारा देश सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है
और सहकारिता हमारी संस्कृ ति का अभिन्न अंग रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र , तमिलनाडु  और
कर्नाटक सहित अनेक राज्यों ने इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आज़ादी के  बाद सहकारिता
आंदोलन में ज़रूरी बदलाव नहीं  हुए और इसके  कारण ये कु छ राज्यों तक सीमित रह गया। श्री शाह ने कहा कि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फै सला लेते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।
उन्होंने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनने के  बाद से सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।



के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के  नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति
की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 5 मिलियन हेक्टेयर था जिसे मात्र 10 साल में
लगभग 18 प्रतिशत बढ़ाकर 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। गन्ने का उत्पादन 352
मिलियन टन था जो आज 40 प्रतिशत बढ़कर 491 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार, उपज में 19 प्रतिशत और
कु ल चीनी उत्पादन में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डायवर्जन
शून्य था, जो आज 4.5. मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डायवर्जन कर पाते हैं। चीनी उद्योग से इथेनॉल की
प्राप्ति पहले 38 करोड़ लीटर होती थी और उसका सीमित उपयोग होता था, जो आज 370 करोड़ लीटर हो गया है।
श्री शाह ने कहा कि इन सब का सीधा फायदा किसानों की जेब में गया है।



श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के  इथेनॉल-ब्लेंडिंग के  एक नीतिगत निर्णय से पेट्रो ल का आयात बिल कम
हुआ, पर्यावरण सुधरा, किसान लाभान्वित हुए और चीनी मिलों का मुनाफा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक ही पहल
से 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग के  महत्वपूर्ण निर्णय से 4 क्षेत्र  में बहुआयामी फायदा मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा कि इसकी लगातार निगरानी होती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, मंत्रियों का समूह करता है जो हर 3
माह में समीक्षा कर फै सला लेता है और इसी कारण हम समयपूर्व इथेनॉल ब्लेंडिंग के  लक्ष्य को प्राप्त कर सके  हैं।
 

के न्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब बायोफ्यूल अलायंस के  ज़रिए दुनियाभर में जागरूकता पैदा होगी तब
इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे  गन्ना किसानों और चीनी मिलों को होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने
सहकारिता के  माध्यम से आर्थिक विकास के  साथ-साथ ग्रामीण सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। एनर्जी
सिक्योरिटी, एनवायर्नमेंट इंप्रूवमेंट औऱ चीनी मिलों की सस्टेनेबल ग्रोथ को भी हमने प्राप्त करने का काम किया है।
श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है लेकिन इस लक्ष्य को हम
2025-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 करोड़ लीटर पेट्रो ल की बिक्री में से इथेनॉल की
ज़रूरत 1 हज़ार करोड़ लीटर हो जाएगी।



श्री अमित शाह ने कहा कि हमें चीनी मिलों को वायबल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि
सरकार, मल्टीडायमेंशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्लांट लगाने के  लिए हरसंभव मदद करने के  लिए तैयार है। उन्होंने
कहा कि नेफे ड सभी किसानों का 100 प्रतिशत मक्का और दलहन MSP पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि किसानों
की समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि मक्का और बांस से बनने वाले इथेनॉल के  लिए सरकार ने
71.86 रूपए प्रति लीटर की उच्चतम दर रखी है।
 

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोऑपरे टिव चीनी मिलों ने 2022-23 में इथेनॉल आपूर्ति में लगभग
8% योगदान दिया है, इसे बढ़ाकर हमें 25% करना होगा। उन्होंने कहा कि NFCSF ने सरकार और चीनी मिलों,
टेक्नोलॉजी इनोवेशन और चीनी मिलों और मार्के ट की स्थिति और चीनी मिलों के  बीच ब्रिज बनने का काम किया
है। उन्होंने कहा कि यह 259 चीनी मिलों का संघ है और नौ राज्य संघ इसके  साथ जुड़े हैं, इसीलिए इसका विस्तार
होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि 10 साल के  रोडमैप के  तहत देशभर में गन्ना बुवाई के  क्षेत्र की मैपिंग कर
कोऑपरे टिव चीनी मिल की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन का सारा मुनाफा किसान के  बैंक
अकाउंट में पहुंचे, यह लक्ष्य होना चाहिए।



श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के  बाद सरकार ने चीनी मिलों के  लिए भी बहुत कु छ किया
है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल से लंबित 15000 करोड़ रूपए की कर देनदारी से प्रधानमंत्री मोदी ने एकबार
में ही चीनी मिलों को निजात दिला दी। इसके  साथ ही चीनी मिलों को इंडस्ट्री ज के  बराबर ला दिया और NCDC की
ऋण योजना में 1000 करोड़ रूपए के  अनुदान को मंज़ूरी दी है, जिससे अगले 3 साल में 10000 करोड़ रूपए तक
का ऋण दिया जा सके गा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सहकारी चीनी मिलों के  लिए विस्तार की संभावनाओं को
बढ़ाया है। श्री शाह ने कहा कि शीरे  पर 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5% करने का काम मोदी सरकार ने
किया है। उन्होंने कहा कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के  तहत नेफे ड, कृ भको, इफ्को आदि ने लक्ष्य तय किया है कि
ये संस्थान भी अगले 2 साल में अपना टर्नओवर 25% बढ़ाएं गे।



के न्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम जहां भी बैठे  हों, वहां से आगे बढ़ने की सोच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि NFCSF को लक्ष्य रखना चाहिए कि अगले 2 साल में सभी सरकारी चीनी मिलें इथेनॉल बनाने वाली
बन जाएं गी। श्री शाह ने कहा कि हमें फे डरेशन को डायनेमिक बनाने और डिमांड तक सीमित न रखने पर काम
करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिमांड ड्रि वन फे डरेशन बनाने की जगह डायनेमिक फे डरेशन बनानी चाहिए और
हमें गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि का लक्ष्य रख कर काम करना चाहिए।  
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